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जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालयों या उनकी न्यायपीठों की स्थापना
759. श्री वी. मुरलीधरन : 
क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी राजधनियों में उच्च न्यायालय नहीं है ; और (ख) जिन राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय नहीं है, क्या सरकार के पास वहां उच्च न्यायालय या उनकी न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)
(क) :  केरल, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ, असम और मध्य प्रदेश राज्य की संबंधित राजधानियों में उच्च न्यायालय की प्रधान सीट या पीठ नहीं है । 
(ख) :  जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । 
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